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(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश में 
मतदाता सूची के सबसे बड़े अभियान 
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को 
लेकर चुनाव आयोग ने गुरुवार को एक 
महत्वपूर्ण फैसला लिया। आयोग ने यूपी 
समेत छह राज्यों और एक केंद्र शासित 
प्रदेश में फॉर्म भरने की समयसीमा बढ़ाकर 
पूरे अभियान को नई गति देने का प्रयास 
किया है। पहले 11 दिसंबर को खत्म होने 
वाली यह अवधि अब अलग–अलग राज्यों 
के लिए नई तिथियों तक बढ़ा दी गई है।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान–
निकोबार में नागरिक अब 18 दिसंबर तक 
अपने फॉर्म भर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में यह 
सुविधा 26 दिसंबर तक उपलब्ध रहेगी, 
जबकि गुजरात और तमिलनाडु के लिए 
14 दिसंबर की अंतिम तिथि तय की गई 
है। आयोग का मानना है कि कई जिलों 
से प्राप्त रिपोर्टों में अधिक भीड़, लंबित 
आवेदन और सटीकता के लिए अतिरिक्त 
समय की जरूरत सामने आई, इसलिए यह 
विस्तार अनिवार्य था।
देश के बाकी हिस्सों में प्रक्रिया का 
पहिया अपनी गति से घूमता रहेगा। गोवा, 
पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम 
बंगाल में निर्धारित समयसीमा गुरुवार को 
पूरी हो गई और अब इन राज्यों की ड्राफ्ट 
मतदाता सूची 16 दिसंबर को प्रकाशित 
होगी। केरल में पहले ही समय 18 दिसंबर 
तक बढ़ाया जा चुका है, जिसकी ड्राफ्ट 
लिस्ट 23 दिसंबर को जारी होगी।

इससे पहले चुनाव आयोग ने 30 नवंबर 
को भी SIR की अवधि एक सप्ताह 
बढ़ाई थी। उसी दौरान यह भी तय हुआ 
कि अंतिम मतदाता सूची अब 14 फरवरी 
2026 को प्रकाशित होगी, जबकि पहले 
यह तारीख दिसंबर निर्धारित थी। आयोग 
का कहना है कि निर्वाचन प्रक्रिया की 
पारदर्शिता और शुद्धता सुनिश्चित करना 
उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए 

मतदाता जोड़ने और हटाने की समयावधि 
11 दिसंबर तक बढ़ाई गई थी। ड्राफ्ट 
लिस्ट, जो पहले 9 दिसंबर को जारी होनी 
थी, अब 16 दिसंबर को आएगी।
इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी 
सामने आई—देश में अब तक 
99.24 प्रतिशत जनगणना प्रपत्रों का 
डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है। डिजिटल 
प्रोसेस में मिली 2.91 करोड़ प्रविष्टियों 

को “अपुष्ट” श्रेणी में रखा गया है। इनमें 
वे मतदाता शामिल हैं जो स्थायी रूप से 
स्थानांतरित हो चुके हैं, वे जिनकी मृत्यु 
हो चुकी है, डुप्लिकेट नाम, फॉर्म वापस 
न करने वाले लोग और वे मतदाता जो 
लंबे समय से अनुपस्थित हैं। आयोग का 
कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया मतदाता सूची 
को अधिक साफ, सटीक और विश्वसनीय 
बनाने के लिए की जा रही है।

देश की चुनावी प्रणाली लगातार बड़े 
बदलावों से गुजर रही है और SIR का 
यह विस्तारित चरण उसी दिशा में एक 
और बड़ा कदम है। आयोग का दावा है 
कि अतिरिक्त समय मिलने से अधिक 
नागरिक अपनी प्रविष्टियों को सुधार 
सकेंगे, नए मतदाता जुड़ सकेंगे और 
देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अधिक 
मजबूत होगी।

(जीएनएस)। सफोक, इंग्लैंड। मानव 
सभ्यता जिस आग पर आज तक निर्भर 
है, उसे नियंत्रित करने की क्षमता इंसानों 
ने कब हासिल की—यह सवाल हमेशा 
विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में रहा है। 
लंबे समय तक माना जाता रहा कि आग 
जलाने की तकनीक लगभग 50 हजार वर्ष 
पहले विकसित हुई होगी। लेकिन इंग्लैंड 
के सफोक स्थित बार्नहम पुरातात्विक 
स्थल पर मिली नवीनतम खोज ने इतिहास 
की इस समझ को पूरी तरह उलट दिया है।
ब्रिटिश म्यूजियम और नेचुरल हिस्ट्री 
म्यूजियम की संयुक्त टीम को ऐसे प्रमाण 
मिले हैं, जो बताते हैं कि मानव जाति के 
पूर्वजों ने करीब 4 लाख वर्ष पहले ही आग 
जलाना सीख लिया था। यह खोज मानव 
विकास के इतिहास को लगभग साढ़े तीन 
लाख वर्ष पीछे ले जाती है और यह बताती 
है कि आग का आविष्कार मानव बुद्धिमत्ता 
के विकास का आरंभिक, निर्णायक क्षण 
था।
सबसे अहम तथ्य यह है कि ये प्रमाण 
निएंडरथल्स से जुड़े हैं—वे प्रारंभिक मानव 
जो उस समय यूरोप में रहते थे और जिन्हें 
अक्सर हमारे मुकाबले कम विकसित माना 
जाता रहा है। जबकि वास्तविकता यह है 
कि निएंडरथल्स न केवल उपकरण बनाना 
जानते थे, बल्कि आग जलाने और नियंत्रित 
करने में भी कुशल थे। यह क्षमता न केवल 
उनके दैनिक जीवन को बदलती थी बल्कि 
उनके सामाजिक ढांचे और भोजन प्रणाली 

को भी व्यापक रूप से प्रभावित करती थी।
बार्नहम साइट पर वैज्ञानिकों को लाल रंग 
की मिट्टी का एक विशाल धब्बा मिला, जो 
सिर्फ तभी बन सकता है जब मिट्टी को 700 
डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान 
पर कई बार गर्म किया जाए। इसके साथ 
मिली हाथ की कुल्हाड़ियाँ आग की ऊष्मा 
से फट चुकी थीं। यह स्पष्ट था कि यह 
सब किसी प्राकृतिक आग का प्रभाव नहीं, 
बल्कि सुनियोजित, नियंत्रित जलन का 
परिणाम था। विशेषज्ञों का कहना है कि 
यह अब तक का सबसे ठोस, सबसे पुराना 
वैज्ञानिक प्रमाण है जो यह साबित करता है 
कि आग सिर्फ उपयोग नहीं, बल्कि उत्पन्न 
की गई थी।
अब तक के प्रमाण बताते थे कि शुरुआती 
मानव समूह प्राकृतिक आग का उपयोग 
करते थे—बिजली गिरने या जंगलों में 
प्राकृतिक दहन के बाद बची लपटों को 
वे संभालकर रखते थे। लेकिन स्वयं आग 
पैदा करने का प्रचलन कब शुरू हुआ, यह 
स्पष्ट नहीं था। यह खोज न केवल इस 
प्रश्न का उत्तर देती है बल्कि मानव विकास 
की समयरेखा को पूरी तरह नए सिरे से 
समझने की आवश्यकता उत्पन्न करती है।
वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि 4 लाख 
वर्ष पुराने स्थलों पर इतनी सटीक जांच से 
आग के प्रमाण मिल सकते हैं, तो भविष्य 
में 5 लाख वर्ष या उससे भी अधिक पुराने 
स्थलों पर इसी तरह के सूक्ष्म संकेत खोजे 
जा सकते हैं।

(जीएनएस)। अरुणाचल प्रदेश के अनजॉ 
जिल े की वो रात बिल्कुल सामान्य थी—
पहाड़ियों के ऊपर ठंडी हवा बह रही थी, नीचे 
घने जगंलों में अंधरेा एक काली चादर की 
तरह पसरा था। हयलुियांग–चगलगाम रोड 
पर एक ट्रक धीर-ेधीर आग े बढ़ रहा था। 
उसमें ड्राइवर, क्लीनर और अलग-अलग 
राज्यों से आए 19 मजदरू सवार थ,े जो सड़क 
निर्माण कार्य से लौट रह ेथ।े किसी को अंदाज़ा 
भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद परूी घाटी 
एक ऐसी ख़ामोशी ओढ़ लगेी, जिसके पीछे 
21 बजेबुान जानों की चीखें दबी होंगी। रात 
करीब साढ़े दस बज ेअचानक पहाड़ी मोड़ 
पर ट्रक का संतलुन बिगड़ा। सड़क बहेद 
तगं थी, दाईं ओर 1000 फीट गहरी खाई, 
नीचे अंधेरे में गायब होती गहराई और ऊपर 
खड़ी चट्टानें। ट्रक कुछ सेकंड डगमगाया और 
फिर पहियों ने ज़मीन छोड़ी। भारी वाहन नीचे 
गिरत ेहएु पडे़ों और चट्टानों से टकराता चला 
गया। धातु के टूटने की आवाजें, चीखें और 
फिर सन्नाटा—सब कुछ एक पल में खत्म 
हो गया। लकेिन उस सन्नाटे में एक आदमी 
की सासंें अभी भी चल रही थीं। वह मजदरू, 
जिसका नाम फिलहाल प्रशासन ने गपु्त रखा 
ह,ै किसी तरह टुकड़ों के बीच फंसे ट्रक से 
बाहर निकल आया। उसका शरीर लहलूहुान 
था, परै कापं रह ेथ,े लकेिन ज़िंदा रहने की 
जिद उसकी आखंों में चमक रही थी। वह 
खाई की खतरनाक ढलान पर रेंगता, घसीटता 
हआु ऊपर चढ़ा। घने जंगलों में जगंली 

जानवरों की आवाजें थीं, रात में पाला जमने 
की ठंड थी, पर वह चलता रहा।
दो दिन और दो रात उसने बिना भोजन-पानी 
के पहाड़ियों के बीच सफर तय किया। कभी 
ज़मीन पर गिर जाता, कभी पत्थरों का सहारा 
लकेर उठता। और आखिरकार, 10 दिसबंर 
की रात वह चिपरा GREF कैंप के बाहर गिर 
पड़ा। जवानों ने उसकी हालत दखेकर उसे 
अंदर ल ेजाया। जब उसने अपनी टूटी हईु 
आवाज में कहा—“साहब… ट्रक… सब खाई में 
गिर गए…”—तो परेू कैंप में हलचल मच गई।
सुबह होत ेही सेना, GREF और मडेिकल 
टीमों का रसे्क्यू अभियान शुरू हआु। हादसे 
वाली जगह चगलगाम से 12 किलोमीटर 
अंदर, घने जगंल और तजे ढलानों के बीच 
थी। टीम को वहा ंपहुचंने में ही 10 घंटे लग 
गए। खाई इतनी गहरी और झाड़िया ं इतनी 
घनी थीं कि ट्रक दिखाई भी नहीं द ेरहा था। 
रस्सियों के सहार ेजवान नीचे उतरे। चार घंटे 
की तलाश के बाद मलब े के बीच ट्रक की 
धातु की पत्ती चमकी—और फिर शुरू हईु 
मौत की गिनती। 18 शव बरामद किए गए, 
जिन्हें बेले रोप्स के सहारे ऊपर खींचा जा 
रहा ह।ै कई शव पडे़ों में फंसे हएु मिल,े कुछ 
चट्टानों के बीच। बचाव कार्य अभी जारी ह।ै 
जिला प्रशासन, NDRF, GREF, पलुिस—
सब मिलकर शवों की पहचान में लगे हएु हैं। 
ADC हायुलियागं ने बताया कि ठेकेदारों और 
स्थानीय प्रतिनिधियों से मजदूरों की परूी सूची 
हासिल करने की कोशिश की जा रही ह।ै

(जीएनएस)। बेंगलुरु। कर्नाटक की 
विधानसभा में गुरुवार का दिन सामाजिक 
चेतना और संवैधानिक अधिकारों की 
दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में 
दर्ज हो गया। सदियों से कई समुदायों में 
प्रचलित जाति पंचायतों की मनमानी, किसी 
व्यक्ति या परिवार का हुक्का–पानी बंद 
करना, सामाजिक बहिष्कार करना, उसे 
रिश्तेदारी, व्यापार, रोजगार या सामाजिक 
कार्यक्रमों से काट देना — अब कर्नाटक 
में यह सब अपराध की श्रेणी में आएगा। 
राज्य सरकार ने ‘कर्नाटक सामाजिक 
बहिष्कार (रोकथाम, निषेध और निवारण) 
विधेयक, 2025’ पेश किया है, जो ऐसे 
गैर-कानूनी आदेशों को न केवल निरस्त 
करता है, बल्कि दोषियों को तीन साल तक 
की जेल और एक लाख रुपये तक का 
जुर्माना भी दे सकता है।

यह विधेयक समाज कल्याण मंत्री एच. 
सी. महादेवप्पा द्वारा सदन में प्रस्तुत किया 
गया। इसमें सामाजिक बहिष्कार के 20 
विभिन्न रूपों को विस्तृत रूप से परिभाषित 
किया गया है ताकि कोई भी जातिगत या 
सामुदायिक संस्था कानून के बाहर जाकर 
किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का 
हनन न कर सके।
विधेयक में कहा गया है कि सामाजिक 

बहिष्कार के ये परंपरागत 
रूप — किसी के 
साथ लेन-देन रोक 
देना, उसके लिए काम 
करने से मना करना, 
उसकी दुकान, सेवा या 
व्यवसाय का बहिष्कार 
करना, धार्मिक या 
सामाजिक कार्यक्रमों में 
शामिल होने से रोकना, 

रिश्ते तोड़ने के फरमान, सार्वजनिक स्थल 
या सुविधाओं से दूर रखना — इन सभी का 
व्यक्तियों और परिवारों के जीवन पर गहरा, 
कभी–कभी विनाशकारी प्रभाव पड़ता 
है। ऐसे फैसले अक्सर जाति पंचायतों 
या सामाजिक समूहों द्वारा बिना किसी 
संवैधानिक अधिकार के सुनाए जाते रहे हैं, 
जिससे पीड़ित और उनके परिवार समाज 

में अपमान, अकेलेपन, आर्थिक संकट 
और मानसिक प्रताड़ना झेलते हैं। विधेयक 
स्पष्ट करता है कि ऐसे बहिष्कार न केवल 
मानव गरिमा के विरुद्ध हैं बल्कि भारतीय 
संविधान के मूल सिद्धांतों — समानता, 
स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार — का 
भी उल्लंघन करते हैं। सरकार का कहना है 
कि इन प्रथाओं को जड़ से समाप्त करना 
आवश्यक है ताकि नागरिक बिना डर, बिना 
भेदभाव और बिना किसी सामुदायिक दबाव 
के गरिमापूर्ण जीवन जी सकें।
इसी सत्र में सरकार ने दूसरा महत्वपूर्ण 
विधेयक — ‘बृहत बेंगलुरु शासन 
(दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025’ भी 
पेश किया। इसके अनुसार लोकसभा, 
राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद 
के जनप्रतिनिधियों को ‘ग्रेटर बेंगलुरु 
अथॉरिटी’ का सदस्य बनाया जाएगा। 

(जीएनएस)। इस्लामाबाद। 
पाकिस्तान में सेना की पकड़ और 
सियासी हलचल के बीच गुरुवार का 
दिन ऐतिहासिक बन गया, जब देश 
की सैन्य अदालत ने पहली बार किसी 
पूर्व आईएसआई चीफ को कठोर सजा 
सुनाई। लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) 
फैज हमीद, जिन्हें कभी पाकिस्तान 
की सत्ता के गलियारों में सबसे 
प्रभावशाली प्रवर्तक माना जाता था, 
अब अगले 14 साल जेल में बिताएंगे।
आईएसपीआर यानी पाकिस्तानी सेना 
की मीडिया विग ने आधिकारिक रूप 
से पुष्टि करते हुए बताया कि फैज 
हमीद को सैन्य कानूनों के गंभीर 
उल्लंघन, आधिकारिक गोपनीयता 
का हनन और राजनीतिक हस्तक्षेप 
जैसे आरोपों में दोषी पाया गया है। 
पतन की यह कहानी पाकिस्तान की 
राजनीति और सैन्य ठिकानों में भूचाल 
की तरह देखी जा रही है।
इस पूरी कार्रवाई की शुरुआत अगस्त 
2024 में हुई थी। करीब 15 महीने 
तक चले कोर्ट मार्शल में उन्हें कई 
गंभीर आरोपों का सामना करना 
पड़ा—ऐसे आरोप जो आज तक सेना 
की शीर्ष पंक्ति के अधिकारियों पर 
खुले तौर पर नहीं लगाए जाते थे।
फैज पर आरोप था कि उन्होंने सेना 
के भीतर रहते हुए न सिर्फ राजनीतिक 
मामलों में हस्तक्षेप किया बल्कि 
संवेदनशील गोपनीय सूचनाओं का 
दुरुपयोग भी किया। बता गया कि 
उन्होंने अपने पद और संसाधनों का 
अनुचित इस्तेमाल कर व्यक्तिगत और 
राजनीतिक हितों को बढ़ावा दिया। 
कोर्ट ने सभी आरोपों में उन्हें दोषी 
ठहराया, हालांकि कानून के मुताबिक 
उन्हें फैसले के खिलाफ अपील करने 

का अधिकार दिया गया है।
फैज हमीद का नाम पाकिस्तान की 
राजनीति में अचानक नहीं उभरा था। 
वह उन गिने–चुने सैन्य अधिकारियों 
में से थे जो सत्ता के असली केंद्र 
माने जाते रहे। 2019 से 2021 तक 
आईएसआई के डायरेक्टर जनरल 
रहते हुए वह तत्कालीन प्रधानमंत्री 
इमरान खान के बेहद करीबी समझे 
जाते थे। इतना ही नहीं, कहा जाता है 
कि उनकी नियुक्तियों और फैसलों का 
असर न सिर्फ सरकार बल्कि विपक्ष 
की रणनीतियों पर भी पड़ता था।
चकवाल जिले के लतीफाल गांव 
में जन्मे फैज हमीद ने 1987 में 
पाकिस्तान मिलिट्री अकैडमी से 
करियर की शुरुआत की थी। धीर–
धीर वह सेना के उन प्रमुख चेहरों 
में शामिल हो गए जिनके निर्णय 
पाकिस्तान की राजनीति को दिशा देते 
रहे। आईएसआई के बाद वे पेशावर 
कोर के कमांडर भी बने, जिसे 
पाकिस्तान की सबसे रणनीतिक रूप 

से महत्वपूर्ण पोस्ट माना जाता है।
लेकिन सत्ता के इस तेज सफर का 
अंत उतनी ही तेजी से हुआ। इमरान 
खान और सेना के बीच बढ़ती दूरी 
और उसके बाद बदल राजनीतिक 
माहौल में फैज हमीद की भूमिका पर 
सवाल उठने लगे। आरोप बढ़ते गए 
और आखिरकार पाकिस्तान के सैन्य 
इतिहास में पहली बार किसी पूर्व 
आईएसआई चीफ का कोर्ट मार्शल 
कर उसे जेल भेज दिया गया।
इस फैसले ने पूरे देश में हड़कंप मचा 
दिया है। कई राजनीतिक विश्लेषक 
इसे सेना के भीतर अनुशासन स्थापित 
करने की बड़ी पहल बता रहे हैं, तो 
कुछ इसे पाकिस्तान की बदलती सत्ता 
संरचना का संकेत मान रहे हैं। लेकिन 
एक बात साफ है—
फैज हमीद की सजा ने पाकिस्तान के 
सैन्य और राजनीतिक इतिहास में एक 
ऐसा मील का पत्थर स्थापित किया है 
जिसकी गूंज आने वाले कई वर्षों तक 
सुनाई देगी।

देशभर में मतदाता सत्यापन की रफ्तार बढ़ी, चुनाव 
आयोग ने छह राज्यों में बढ़ाई SIR की समयसीमा  
अंतिम वोटर सूची अब 14 फरवरी को जारी होगी

अरुणाचल की खामोश घाटी में मौत की 
गूजं: 1000 फीट की खाई, 21 जीवन 

और एक बचन ेकी अद्भुत कहानी

चार लाख वर्ष परुानी आग न ेबदला मानव 
इतिहास का गणित - सफोक की धरती स े

मिला चौंकाने वाला पुरातात्विक सबतू

कर्नाटक में जाति पचंायतों की मनमानी पर काननूी नकेल - सामाजिक 
बहिष्कार को अब अपराध, हकु्का–पानी बदं करन ेवालों को होगी जले

पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार पूर्व आईएसआई 
चीफ को सजा, फैज हमीद को 14 साल की कैद  सैन्य 

सत्ता की कड़ी कार्रवाई से हिला इस्लामाबाद
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आत्मनिर्भर बनन का सही रास्ता, भारत 
बनगेा वशै् विक आर् थिक महाशक् ति

बंगाल में चिंतित करने वाला घटनाक्रम, बाबर 
के नाम से मस्जिद बनाना करोड़ों हिंदुओं 

सिखों की भावनाओं को चोट पहुंचाना

बीते दिनों जब दक्षिण कोरिया के बसुान में 
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न ेचीनी राष्ट्रपति 
शी चिनफिग से भेंट की थी तो उन्होंन ेइस भेंट को 
जी-2 का नाम दिया था। यानी उन्होंन ेएक तरह 
स ेमान लिया कि अमरेिका के बाद चीन दसूरी 
विश्व महाशक्ति बन चकुा ह,ै जिस ेरोकना अब 
उसके वश की बात नहीं है और सोवियत सघं 
के विघटन के बाद एकध्रुवीय विश्व अब फिर से 
द्विध्रुवीय ह।ै अपन ेपहल ेकार्यकाल में ट्रंप चीन 
को सबक सिखाने की बातें किया करत ेथ,े पर 
अब उनके सरु परूी तरह बदल चकेु हैं।
वसेै ट्रंप इस वार्ता स ेपहल ेही चीनी उत प्ादों पर 
100 प्रतिशत टैरिफ लगान ेकी योजना को एक 
साल के लिए स्थगित कर चकेु थ।े फिलहाल 
चीनी उत प्ादों पर अमरेिका 47 प्रतिशत का ही 
टैरिफ लगा रहा ह।ै भारत जिसके साथ सामरिक 
साझेदारी को अमरेिकी नतेा पिछल ेदो दशक से 
21वीं सदी की सबस े महत्वपरू्ण अंतरराष्ट्रीय 
साझेदारी बताते नहीं थकत,े उसके उत प्ादों पर 
50 प्रतिशत का टैरिफ ह,ै जबकि अमरेिका अपने 
सबस े बड़े प्रतिद्वंद्वी दशे चीन पर उसस े कम 
टैरिफ लगा रहा ह।ै
ट्रंप स ेजब ताइवान पर चीनी हमल ेके खतर ेके 
बार ेमें पछूा गया तो उन्होंन ेकहा कि वह जब 
होगा, तब दखेेंग।े ट्रंप न ेयह नहीं कहा कि व ेट्रेड 
डील का भय दिखाकर ताइवान को चीनी हमले 
स ेबचा लेंग।े इससे उलट ट्रंप हर तीन-चार दिन 
में भारत को लज्जित करन ेके लिए आपरशेन 
सिदंरू रुकवाने का झठूा दावा यह कहकर करते 
हैं कि उन्होंने व्यापारिक समझौता न करन ेका 
भय दिखाकर सभंावित परमाण ुयदु्ध रुकवा दिया। 
रूस स ेकच्चा तले भारत और चीन, दोनों ही 
आयात कर रह ेहैं, पर ट्रंप प्रशासन हाथ धोकर 
भारत के ही पीछे पड़ा है। इस सबसे समझा जा 

सकता ह ैकि चीन के सामन ेनतमस्तक अमरेिकी 
शासन ततं्र ने अब यह ठाना ह ैकि अगर चीन 
विश्व की दसूरी महाशक्ति बन ही गया ह ैऔर 
उस ेरोकना उसके वश की बात नहीं रही है तो 
कम स ेकम भारत और रूस का उभार तो रोका 
ही जाए।
चीन की इस मजबतू स्थिति के पीछे उसकी 
सामरिक रूप स े महत्वपर्ण तकनीक के 
अनसुधंान और उत प्ादन में पहल करने की 
दशकों की नीति रही ह।ै चीनी रणनीतिकारों न े
ऐस े सेक्टरों और तकनीकी उत प्ादों को चिह्नित 
किया, जिनके माध्यम स े अमरेिका और 
विश्व को अपने ऊपर निर्भर बनाया जा सके। 
परिणामस्वरूप चीन आज ऐस ेकई उत प्ादों की 
आपरू्ति शृंखलाओं को नियतं्रित करता ह ैऔर 
उनके माध्यम स ेउसने ट्रंप के टैरिफ युद्ध का 
मुहंतोड़ जवाब दिया ह।ै ट्रंप न ेचीन के उत प्ादों 
पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगान ेकी धमकी दी 
तो उसन ेअमरेिका को रयेर अर्थ मगैनटे्स की 
आपरू्ति रोक दी, जिसस े अमरेिका का उद्योग 
जगत परशेान हो उठा और ट्रंप को टैरिफ लगाने 
की अपनी योजना को स्थगित करना पड़ा। 
दरु्लभ भगूर्भीय खनिज आज अतंरिक्ष यानों, रक्षा 
उपकरणों, इलके्ट्रिक कारों स े लकेर हडेफोन 
बनाने के लिए आवश्यक हैं और य ेआवश्यक 
होंगी, यह चीन बहतु पहले पहचान चकुा था।
चीन न े1960 के दशक में ही इन दरु्लभ खनिजों 
के बार ेमें जानन-ेसमझने के लिए अपन ेलोगों 
को अमरेिका भजेना प्रारभं कर दिया था। 1970 
के दशक में चीनी सरकार न ेइन खनिजों का 
औद्योगिक उत प्ादन प्रारभं कराया और 1980 
के दशक में दरु्लभ खनिजों से जडु़े उद्योगों को 
सामरिक रूप स ेमहत्वपरू्ण सके्टर का दर्जा दे 
दिया। जिसके चलत े इस सके्टर को चीन में 

सरकारी सब्सिडी और निवशे मिलन े लगा। 
इसका प्रभाव यह हआु कि 1990 के दशक में 
ही चीन न ेदरु्लभ खनिज उत प्ादन में अमरेिका को 
पीछे छोड़ दिया। आज चीन विश्व के 85 प्रतिशत 
दरु्लभ खनिज शोध उद्योग को नियतं्रित करता ह।ै
ऐस े कई क्षेत्र हैं जिनमें अमरेिका और यरूोप 
आज चीन पर निर्भर हैं। चीन आज विश्व के 
60 प्रतिशत समेीकंडक्टर चिप्स, 75 प्रतिशत 
लिथियम बैटरिया,ं 80 प्रतिशत सोलर पनैल, 95 
प्रतिशत पोलिसिलिकान वफैर बनाता ह।ै भविष्य 
की क्वांटम कंप्यूटिग के लिए आवश्यक 60 
प्रतिशत घटक चीन न ेअभी स ेबनान ेशरुू कर 
दिए हैं। इसलिए ट्रंप चीन के सामने नतमस्तक 
हैं। अमरेिका चीन पर प्रतिबंध लगा सकता ह ैतो 
चीन भी जवाब में अमरेिका को ऐसी वस्तुओं का 
निर्यात रोक सकता ह,ै जिनके चलत ेअमरेिका 
की अर्थव्यवस्था डूब सकती ह।ै
इसकी तलुना में भारत के पास ऐसा क्या ह,ै जो 
अमरेिका स े सौदबेाजी के लिए उपयोग किया 
जा सके? हमन ेऐस ेकौन स ेसामरिक उद्योग 
विकसित किए हैं, जो विश्व को हम पर निर्भर 
बनात ेहों? अमरेिका द्वारा आयात की जान ेवाली 
जनेरिक दवाओं में स े25-30 प्रतिशत अवश्य 
भारत में बनती हैं, परतं ु उनके लिए 60-75 
प्रतिशत कच्चा माल या एपीआइ भारत चीन 
स े आयात करता ह।ै आर्थिक सुधारों के 35 
वर्षों बाद यह बहेद शर्मनाक स्थिति ह।ै चीन ने 
दनुिया को खदु पर निर्भर बनान ेके लिए सामरिक 
सके्टरों और तकनीकी में दशकों तक बिना लाभ 
की आकाकं्षा किए निवशे किया ह।ै भारत में न तो 
नतेा य ेकरन ेको तयैार हैं और न ही उद्योगपति। 
उद्योगपति नई तकनीकों के विकास की जगह 
वस्तुओं और आमजन को सवेाए ं दकेर लाभ 
कमान ेमें व्यस्त हैं। 

इस तस्वीर की हमन ेशायद ही कल्पना की 
हो कि दशे में कहीं पर फिर स ेबाबरी मस्जिद 
की नींव डाली जाएगी और उसमें हजारों 
की संख्या में लोग शामिल होंग।े तणृमलू 
कांग्रेस स े निलबंित विधायक हमुायू ं कबीर 
ने मरु्शिदाबाद जिल में बलेडागंा इलाके में 
प्रतीकात्मक तौर पर फीता काटकर मस्जिद 
की नींव रख दी। हमुायंू कबीर पश् चिम 
मरु्शिदाबाद जिल े के भरतपरु से विधायक 
हैं। व ेलबं ेसमय स ेसार्वजनिक वक्तव्य दे 
रह ेथ ेकि छह दिसबंर को बाबरी मस्जिद के 
निर्माण की शरुुआत करेंग।े इस कारण बगंाल 
के अदंर और दशे में असहजता का माहौल 
कायम हो रहा था। अलग-अलग मचंों से इसे 
रोकन ेकी मागं भी की गई, कित ुमखु्यमतं्री 
ममता बनर्जी न े इस े रोकन े की कोशिश 
नहीं की। केवल हमुायू ंकबीर को पार्टी की 
प्राथमिक सदस्यता स े निलबंित कर दिया। 
इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता।
कानून-व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध कोई भी 
राज्य सापं्रदायिकता भड़कान े और तनाव 
फैलान ेकी योजना वाल ेहमुायू ंकबीर जसेै 
व्यक्ति को गिरफ्तार करता, हिरासत में लतेा 
या कम स ेकम उस ेनजरबंद करता। इसके 
साथ ऐस े कार्यक्रम पर रोक भी लगाता। 
मरु्शिदाबाद का दशृ्य इसके विपरीत था। ऐसा 
लग रहा था जसै ेपलुिस उस कार्यक्रम की 
सरुक्षा के लिए वहा ंतनैात ह।ै जब पलुिस-
प्रशासन को राजनीतिक नतेतृ्व स ेरोकने का 
कोई आदेश नहीं था तो वह ऐसी ही भमूिका 
निभाएगा। किसी को भी काननूी रूप से 
वधै जमीन पर मदंिर या मस्जिद बनाने का 
अधिकार ह,ै लकेिन बाबर के नाम स ेमस्जिद 
बनाना करोड़ों हिदंओुं-सिखों की भावनाओं 
को चोट पहुचंाना और उनके जख्मों को 
कुरदेना ह।ै यह हर दषृ् टि स ेअस्वीकार्य ह।ै 
1529 में बाबर के सेनापति मीर बकी द्वारा 
अयोध्या में श्रीराम जन्मभमि मंदिर तोड़कर 
बाबरी मस्जिद निर्माण के विरुद्ध वर्षों का 
सघंर्ष अब सबको पता ह।ै अतंतः स्वतंत्रता 
के बाद आदंोलन और फिर आग े न्यायिक 
सघंर्ष स े उच्चतम न्यायालय के फैसले के 
बाद मंदिर निर्माण किया गया। बावजदू इसके 
दशे का एक वर्ग मानता ह ैकि बाबर के साथ 
उसका जडु़ाव ह,ै उसस ेप्रेरणा मिलती ह ैऔर 
इसलिए उसके नाम की मस्जिद बनानी ह।ै यह 

भारत की एकता-अखंडता और सांप्रदायिक 
सद्भाव की दषृ् टि स ेअशभु सकेंत ह।ै इससे 
बड़ी विडंबना क्या होगी कि जिस बाबर को 
उसके मलू स्थान के कई इतिहासकार लटुेरा 
कहते हैं, अनेक भारतीय मसुलमान स्वयं 
को उसस ेजोड़ते हैं? हमुायंू कबीर के बाद 
तहरीक मसु्लिम शब्बन नामक सगंठन ने 
ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद ममेोरियल 
और वेलफेयर इसं्टीट्यूशन बनाने का एलान 
किया ह।ै पता नहीं आगे कौन कहां बाबर के 
नाम पर और कुछ निर्माण की घोषणा कर द।े 
भारत विभाजन के पीछे बंगाल वैचारिक एवं 
क्रियात्मक रूप स ेकट्टरपथियों के लिए बहतु 
बड़ी ताकत बना था। 16 अगस्त, 1946 को 
डायरके्ट एक्शन डे यहीं हआु था, जिसमें 
कई सौ हिदुंओं को मारा गया था, ताकि गैर 
मसु्लिम डर जाएं और कांग्रेस दबाव में आए 
एवं ब्रिटिश सरकार के सामने मसुलमानों को 
अलग देश देने के अलावा चारा न बच।े
आखिर हुमायंू कबीर के साथ मसु्लिम समदुाय 
के इतने लोगों के खड़े होने, रुपये दने ेका 
विश्लेषण कोई कैसे करगेा? कुछ लोग इसे 
पश् चिम बगंाल के आगामी विधानसभा चनुाव 
स े जोड़ कर दखे सकते हैं। अगर हमुायूं 
कबीर को बाबर के नाम पर वोट मिलन ेकी 
उम्मीद ह ै तो इसस ेखतरनाक स्थिति कुछ 
नहीं हो सकती। हमुायंू कबीर की सांप्रदायिक 
और हिदूं विरोधी मानसिकता लबं ेसमय से 
सामने ह।ै मई 2024 में लोकसभा चनुाव 
के दौरान उन्होंने कहा था कि मरु्शिदाबाद में 
70 प्रतिशत जनसखं्या मसु्लिम ह।ै भाजपा 
के समर्थकों को भागीरथी नदी में फेंक देंग।े 
आखिर मरु्शिदाबाद में भाजपा के समर्थक 

किस समुदाय के हैं?
इसी वर्ष अप्रैल में मरु्शिदाबाद जिल ेमें वक्फ 
काननू के बहान े हईु हिसंा को याद करिए 
और हमुायंू कबीर के इस बयान को दखेिए। 
कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गठित तथ्य 
खोजी समिति न ेअपनी रिपोर्ट में यहा ंकी हिसंा 
पर दिल दहलाने वाले बातें कही थीं। उसमें 
कहा गया था कि हिसंा केवल हिदंओुं के 
विरुद्ध थी और सनुियोजित थी तथा स्थानीय 
तणृमलू के मसु्लिम नतेा और पार्षद न ेहिसंा 
का नतेतृ्व किया। यह भी कि लोगों न ेपलुिस 
स ेमदद मागंी, पर पलुिस न ेन हिसंा रोकने 
की कोशिश की और न पीड़ितों को सरुक्षा दनेे 
की ही। इस घटना पर मखु्यमतं्री ममता बनर्जी 
न ेपहल ेबीएसएफ पर आरोप लगाया और 
फिर बाद में इस ेभाजपा और सघं की साजिश 
करार देती रहीं।
पहल ेबगंाल के वामपंथी नेताओं और अब 
ममता न ेऐस ेखतरनाक कट्टर हिसंक शरे की 
सवारी की ह,ै जो उनके लिए भी सकंट बन रहा 
ह ैऔर दशे के लिए भी। किसी भी समुदाय से 
उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर इतिहास की 
कुछ बातें स्पष्ट हैं तो उन्हें स्वीकार कर दसूरों 
की भावनाओं का सम्मान करे। भारत में दशृ्य 
इसके उलट हैं। यहा ं बाबर का खलुआेम 
गणुगान हो रहा ह।ै बंगाल में बाबरी मस्जिद 
की नींव के बाद दशे को इस ल्ामी कट्टरवाद के 
कटु यथार्थ को समझना चाहिए और सरकार 
के साथ आम लोगों को भी सोचना चाहिए कि 
इसका मकुाबला कैसे किया जाए? मसु्लिम 
समदुाय के अंदर भी ऐस ेलोग हैं, जो इस 
प्रकार के व्यवहार को उचित नहीं मानत।े उन्हें 
भी आगे आकर विरोध करना पड़ेगा।

‘बकेार की बहस मत करो’ यह पाचं शब्द 
शायद ही किसी न ेन सनुें या न बोल ेहोंगे। इस 
बहस का सीधा-सा मतलब किसी विवादास्पद 
विषय पर विचार-विमर्श करके एक स्वीकार्य 
नतीजे पर पहंुचना होता ह।ै हमारी जनतातं्रिक 
व्यवस्था में संसद अथवा विधानसभाओं में जब 
बहस की जाती ह ैतो इसके मलू में कोई ऐसा 
विषय होता है जो विवादास्पद हो, जिस पर 
विचार करन ेवालों में विवाद हो। तब विषय पर 
सवंाद करके किसी एक नतीज ेपर पहुचंने की 
कोशिश की जाती ह।ै लकेिन, जब विवाद की 
स्थिति ही न हो, किसी विषय पर मतभदे हो ही 
नहीं तो फिर बहस क्यों? उस दिन जब ससंद 
में हमार े‘राष्ट्रीय गीत’ को लकेर बहस हो रही 

थी तो एक सवाल बार-बार मन में उठ रहा था 
यह बहस हो क्यों रही ह?ै ‘वदं ेमातरम‍्’ हमारी 
आज़ादी की लड़ाई का महामतं्र था, हमार ेपरू्वजों 
न ेइस मतं्र को हथियार बनाकर यह लड़ाई जीती 
थी। फिर जब सवंिधान-सभा में राष्ट्रगान को 
लकेर विचार हो रहा था तो सदस्यों न ेगरुुदेव 
रवीन्द्रनाथ टैगोर की रचना ‘जन-गण-मन’ को 
‘राष्ट्रगान’ के रूप में स्वीकारा और बंकिम चदं्र 
चटर्जी की रचना ‘वदं ेमातरम‍्’ के प्रारभंिक अशं 
को ‘राष्ट्रगीत’ की मान्यता दी गयी। आज़ादी की 
लड़ाई के दौरान भी यह राष्ट्रगीत गाया जाता था 
और बाद में भी इस ेराष्ट्रगान के समकक्ष ही 
सम्मान दिया गया। आज़ादी की लड़ाई का साझा 
मचं थी कांग्रेस। कांग्रेस के हर अधिवशेन में तब 

भी, और अब भी, इस ेपरू ेसम्मान के साथ गाया 
जाता ह।ै फिर ‘बहस’ किस बात की ह?ै
आज स े डेढ़ सौ साल पहल,े बंकिम चदं्र 
चटर्जी न ेइस गीत की रचना की थी, जिस ेबाद 

में उन्होंन े अपन े उपन्यास 
‘आनदंमठ’ में भी जोड़ा। 
दखेत े ही दखेत े यह ‘वदंे 
मातरम‍्’ हमारी आज़ादी की 
लड़ाई का महामंत्र बन गया। 
इस मतं्र की शक्ति और 
लोकप्रियता न े अंग्रेज़ों को 
दहला दिया था। उन्होंन ेइस 
‘जयघोष’ पर ही प्रतिबंध 
लगा दिया। प्रतिबधं ने इसे 
और ताकतवर बनाया। कोड़े 

बरसत ेरह,े वंदे मातरम‍् का जयघोष गूजंता रहा। 
डेढ़ सौ साल पहल ेलगा यह जयघोष आज भी 
उतना ही ताकतवर और महत्वपरू्ण ह।ै महत्वपरू्ण 

ह ैयह जानना कि ‘जन गण मन’ को राष्ट्रगान 
और ‘वदं ेमातरम‍्’ को राष्ट्रगीत घोषित करके 
इस बार ेमें भ्रम के इस अध्याय को समाप्त कर 
दिया गया था। इसीलिए वदें मातरम‍् की महान 
रचना का 150वा ं साल मनाना तो समझ में 
आता है, पर इस पर ‘बहस’ किस बात की? 
इस ‘बहस’ की मागं सत्तारूढ़ पक्ष की ओर से 
की गयी थी। होना तो यह चाहिए था कि इस 
अवसर का उपयोग उन स्वततं्रता- सनेानियों 
को श्रद्धांजलि दकेर उनके प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन 
के लिए किया जाता; यह सकंल्प लिया जाता 
कि हम उन सेनानियों के बलिदान को कभी भी 
व्यर्थ नहीं जाने देंग;े उनके सपनों को साकार 
करन ेका हरसभंव प्रयास करेंग।े पर हआु यह 

कि ससंद में राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व 
करन े वाल े हमार े सासंदों न े इस े राजनीतिक 
लाभ उठान ेका अवसर बना दिया! यह अवसर 
मिल-जुल कर उत्सव मनान ेका था, दरु्भाग्य 
ही है कि हमारे नतेाओं न ेइस ेएक-दसूर ेपर 
आरोप-प्रत्यारोप लगान ेतक ही सीमित करके 
रख दिया। अवसर था कि हमारे नेता इस 
राष्ट्रगीत की महत्ता समझात,े यह बताते कि 
कैस ेइस गीत के दो शब्दों ‘वदं ेमातरम‍्’ न ेदशे 
में आज़ादी की लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक 
ला पहुचंाया था। यह अवसर था कि दशे की 
यवुा पीढ़ी को राष्ट्र के प्रति समर्पण का अहसास 
कराया जाता। यह अवसर था कि भावी पीढ़ियों 
के लिए इस आशय का सदेंश छोड़ा जाता कि 

कैस ेसारा दशे डेढ़ सौ साल पहले एक गीत के 
माध्यम स ेएकजुट हो गया था। पर ससंद में 
हईु ‘बहस’ में ऐसा कुछ नहीं दिखा–दिखा तो 
सिर्फ यह कि राजनतेा राजनीतिक स्वार्थ स ेऊपर 
उठकर सोचना ही नहीं चाहत।े सत्तारूढ़ पक्ष 
सारा समय यही शिकायत करता रहा कि गीत 
के टुकड़े करके दशे को तोड़ दिया गया और 
विपक्ष यही बताता रहा कि कैस ेसत्तारूढ़ पक्ष 
के परू्वजों न ेअगं्रेजों का साथ दकेर आज़ादी की 
लड़ाई के साथ ‘विश्वासघात’ किया था! पता 
नहीं, प्रधानमतं्री न ेबहस की शरुुआत करत ेहएु 
यह कहना ज़रूरी क्यों समझा कि वदं ेमातरम‍् 
गीत के टुकड़े करके जवाहरलाल नहेरू न ेगीत 
की आत्मा को कमज़ोर बना दिया। उन्होंन ेयह 

कहना भी ज़रूरी समझा कि गीत के कुछ हिस्से 
हटान ेस ेइस निर्णय न ेदशे के बटंवारे के बीज 
बो दिये थ।े इतिहास साक्षी है कि ‘आनदंमठ’ में 
दिय ेगय ेलबं ेगीत को ‘राष्ट्रगीत’ बनान ेके लिए 
उस ेकुछ सकं्षिप्त करन ेका निर्णय जवाहरलाल 
नहेरू ने नहीं, कागं्रेस की एक समिति न ेलिया 
था और इस समिति में महात्मा गाधंी, सरदार 
पटेल, सभुाष चदं्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, अबलु 
कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू जसै े अन्य 
लोग भी थ।े हकीकत यह भी है कि गीत को 
सकं्षिप्त करन ेका निर्णय लने ेस ेपहल ेगुरुदवे 
रविदं्र नाथ टैगोर स ेभी परामर्श किया गया था 
और उन्होंन ेभी इस निर्णय स ेसहमति व्यक्त 
की थी।

राष्ट्रीय एकता का वाहक बने स्वतंत्रता का अस्त्र



(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री 
भूपेंद्र पटेल ने राज्यव्यापी गुजरात यूनिफाइड 
डिजिटल स्टैक को ऑपरेशनलाइज कर 
डिजिटल गवर्नेंस को अधिक स्मार्ट, तेज 
तथा सिटीजन सेंट्रिक बनाने की मंशा व्यक्त 
की है।
उन्होंने जोड़ा कि इसके परिणामस्वरूप 
नागरिकों को सभी सेवाएँ एक ही प्लेटफॉर्म 
से आसानी से मिलने के साथ विभागों के 
बीच डेटा शेयरिंग तेज बनने से योजनाओं 
के आउटकम का रीयल टाइम एनालिसिस 

भी हो सकेगा।
श्री पटेल गुरुवार 
को गांधीनगर स्थित 
महात्मा मंदिर में 
आयोजित हो रही 
रीजनल एआई 
इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का 
प्रारंभ कराते हुए 
संबोधित कर रहे 
थे। उन्होंने कॉन्फ्रेंस 
अंतर्गत आयोजित 
एआई एक्सपीरियेंस 
जोन का उद्घाटन 
कर विभिन्न 
स्टार्टअप स्टॉल्स 
का निरीक्षण किया। 
इस समारोह में उप 
मुख्यमंत्री श्री हर्ष 
संघवी तथा विज्ञान 
एवं प्रौद्योगिकी मंत्री 

श्री अर्जुन मोढवाडिया उपस्थित रहे।
इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन केन्द्र सरकार 
के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राज्य 
सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग 
के उपक्रम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 
के नेतृत्व में भारत में फरवरी-2026 में 
आयोजित होने वाली एआई इम्पैक्ट समिट 
के पूर्वार्ध तथा प्री-इवेंट के रूप में किया 
गया है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर 
गुजरात एआई स्टैक लॉन्च किया। इस एआई 
स्टैक के लॉन्च होने से सरकारी विभागों में 
‘प्लग-एंड-प्ले’ एआई अपनाने के लिए 6 
प्रमुख एआई टूल्स – कृषि एआई, योजना 
की पात्रता जाँच, प्रोक्योरमेंट चैटबोट, ग्रीवेंस 
क्लासीफायर, डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रैक्टर तथा 
चैट मैनेजमेंट टूल से गवर्नेंस अधिक तेज, 
सटीक तथा नागरिकोन्मुखी बनेगा।
गुजरात क्लाउड एडॉप्शन गाइडलाइन्स 
2025 भी महानुभावों ने लॉन्च की। राज्य 
के डिजिटल गवर्नेंस को अधिक सुरक्षित, 
स्केलेबल तथा एआई रेडी बनाने के लिए ये 
गाइडलाइन्स 2025 में उपयोगी सिद्ध होंगी 
और Meity एम्पैनल्ड कम्प्यूट का उपयोग 
आसान बनेगा।
इस कॉन्फ्रेंस में दो महत्वपूर्ण एमओयू पर 
हस्ताक्षर किए गए। इनमें गुजरात सरकार 
- गूगल और भाषिणी के बीच हुए एमओयू 
के अनुसार बहुभाषीय एआई, गुजराती भाषा 
मॉडलों और डिजिटल पब्लिक सर्विसेज के 
लिए रणनीतिक भागीदारी की जाएगी।

इतना ही नहीं; गुजरात सरकार – गिफ्ट 
सिटी तथा हेनोक्स द्वारा राज्य में केबल 
लैंडिंग स्टेशन्स (सीएलएस) स्थापित करने 
के लिए एमओयू किया गया। इससे गुजरात 
वैश्विक डिजिटल कनेक्टिविटी का केन्द्र 
बनेगा तथा ग्रीन डेटा सेंटर्स को बल प्रदान 
करेगा।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि 
प्रधानमंत्री की लीडरशिप में एआई केवल 
टेक्नोलॉजी का संसाधन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय 
प्रगति का मिशन बन गया है। गुजरात ने 
सदैव टेक्नोलॉजी प्रेरित विकास में अग्रसरता 
बनाए रखी है। उन्होंने जोड़ा कि जन सुख-
समृद्धि में वृद्धि, पारदर्शिता तथा फ्यूचर रेडी 
गुजरात के लिए एआई सक्षम संसाधन है।
श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री की विजनरी 
लीडरशिप में देश में गत एक दशक में बहुत 
बड़े बदलाव आए हैं। छोटे से छोटे व्यक्ति 
तक टेक्नोलॉजी पहुँची है और इंडिया एआई 
मिशन शुरू हुआ है। गुजरात ने भी इसके 
अनुरूप रहकर टास्क फोर्स का गठन किया 
है।
उन्होंने अपेक्षा दर्शाई कि इस रीजनल एआई 
इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस में होने वाला सामूहिक 
मंथन एआई के उपयोग द्वारा टेक्नोलॉजी 
की मदद से आज के कार्यों से आने वाले 
कल की क्षमता के दृष्टिकोण को बदलने में 
उपयोगी बनेगा।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी
उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने गुजरात को 
एआई क्रांति का निर्माण करने वाला राज्य 

बताया और निवेशकों तथा एआई स्टार्टअप्स 
का गुजरात में स्वागत किया।
श्री संघवी ने कहा कि गुजरात सदैव 
‘अतिथि’ तथा ‘इनोवेशन’ – इन दो 
शक्तिशाली परिबलों का स्वागत करता 
आया है। हमारा लक्ष्य ह्यूमन वर्सेज मशीन 
नहीं, बल्कि ह्यूमन विद मशीन है, जहाँ 
मानव कल्पना ने एक ऐसे पार्टनर का 
निर्माण किया है, जो कल्पना भी कर सकता 
है। एआई अब केवल एक क्षेत्र नहीं, बल्कि 
नई ऊर्जा है, जो प्रत्येक क्षेत्र को गति के 
साथ शक्ति दे रही है।
उन्होंने गुजरात में विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे 
एआई आधारित उपयोगों पर प्रकाश डालते 
हुए जोड़ा कि गिफ्ट सिटी में माइक्रोसॉफ्ट 
के सहयोग से स्थापित एआई सेंटर ऑफ 
एक्सीलेंस (सीओई) भारत के आगामी 
टेक इकोसिस्टम को आकार दे रहा है। यह 
हेल्थकेयर, मैन्युफैक्चरिंग तथा शिक्षा जैसे 
क्षेत्रों में गति दे रहा है। गुजरात में कृषि क्षेत्र 
में फसल एआई प्लेटफॉर्म द्वारा किसानों को 
पानी की बचत करने तथा कीटाणुनाशकों 
का उपयोग कम करने में मदद मिल रही 
है। कृषि प्रगति प्लेटफॉर्म पर एक लाख से 
अधिक किसानों को फसल के स्वास्थ्य, 
भूमि की स्थिति तथा जल की उपलब्धता के 
बारे में एआई आधारित सलाह मिल रही है, 
जो उनकी आय बढ़ाने में सहायक है। इसके 
अतिरिक्त; सिम्बा-एसआईएमबीए प्रोजेक्ट 
द्वारा वन्यजीवों की रक्षा की जा रही है। 
सार्वजनिक परिवहन सेवा जीएसआरटीसी 

में भी कार्यक्षमता सुधारने के लिए एआई 
का उपयोग किया जा रहा है। श्री संघवी 
ने गुजरात पुलिस द्वारा नागरिक सुरक्षा के 
लिए एआई टेक्नोलॉजी के किए गए उपयोग 
के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 
अहमदाबाद में आयोजित होने वाली भगवान 
जगन्नाथजी की रथयात्रा में पुलिस ने एआई  
सर्वेलांस के जरिए 5,481 गुमशुदा बच्चों 
को खोजकर उनका परिवार से पुनर्मिलन 
कराया। इतना ही नहीं, सुदूरवर्ती तथा 
ट्राइबल क्षेत्र माने जाने वाले दाहोद जिले 
में पुलिस ने अवैध गांजे की खेती के विरुद्ध 
राज्य का पहला एआई आधारित ऑपरेशन 
चलाया। मशीन-लर्निंग मॉडलों ने गांजे 
के पौधों को पहचाना और ड्रोन सर्वेलांस 
से 1.19 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का 
गांजा पकड़ा। इसके अलावा, अंबाजी मेले 
में एआई  सर्वेलांस ने संदिग्ध गतिविधियों 
को ट्रैक कर गुमशुदा व्यक्तियों को खोजा 
तथा भीड़ प्रबंधन को मजबूत बनाया। श्री 
हर्ष संघवी ने सभी निवेशकों और एआई 
स्टार्टअप्स को गुजरात में निवेश करने, 
निर्माण करने तथा अपने सपने साकार 
करने के लिए आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा, 
“गुजरात आपका प्लेटफॉर्म बनेगा। गुजरात 
आपके भविष्य का लॉन्च पैड बनेगा।” िज्ञान 
एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया 
ने कहा कि सुशासन के लिए वर्तमान समय 
में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस – एआई सबसे 
शक्तिशाली टूल्स के रूप में स्थापित हुआ 
है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में 

गुजरात एआई  क्षेत्र में अग्रसर रहा है। एआई  
के माध्यम से टेक्नोलॉजी, डेटा स्टोरेज, 
दैनिक कार्य में तेजी और पारदर्शिता आई 
है, जिसके परिणामस्वरूप नागरिकों को घर 
बैठे सुविधा देने सहित विभिन्न सेवाओं में 
बड़ा परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि 
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन 
में भारत एआई  तकनीक में नई ऊँचाइयाँ 
छू रहा है। पुरानी और नई पीढ़ी रेडियो, 
टीवी, कंप्यूटर और अब एआई तकनीक 
क्षेत्र में आने वाले बदलाव की साक्षी 
बनी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 
गुजरात में आयोजित यह ‘रीजनल एआई 
इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस’ भविष्य में एआई क्षेत्र 
में नई क्रांति लाएगी। MeitY  के अपर 
सचिव और एनआईसी के महानिदेशक श्री 
अभिषेक सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र 
मोदी के दिशानिर्देशन में भारत में आगामी 
फरवरी 2026 में ‘एआई इम्पैक्ट समिट’ 
आयोजित होगी। विश्व में पहली बार किसी 
विकासशील देश में वैश्विक स्तर की एआई 
समिट आयोजित होगी। इस समिट को 
अधिक सार्थक बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने 
प्रत्येक राज्य में भी रीजनल एआई  इम्पैक्ट 
कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का आह्वान 
किया था, जिसके परिणामस्वरूप आज 
यह कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है। उन्होंने 
विश्वास व्यक्त किया कि नई टेक्नोलॉजी के 
क्रियान्वयन में गुजरात हमेशा देश में लीड 
लेकर अग्रसर रहा है। अब एआई के क्षेत्र में 
भी गुजरात देश के लिए रोल मॉडल बनेगा।

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा अजमेर 
उर्स उत्सव के दौरान यात्रियों की मांग 
एवं सुविधा को ध्यान रखते हुए बांद्रा 
टर्मिनस–अजमेर स्टेशन के बीच विशेष 
किराए पर स्पेशल ट्रेन चलायी जाएगी। 
इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार है:
ट्रेन संख्या 09063/09064 बांद्रा टर्मिनस 
– अजमेर सुपरफास्ट स्पेशल [02 फेरे]
ट्रेन संख्या 09063 बांद्रा टर्मिनस – 
अजमेर स्पेशल बुधवार, 24 दिसंबर, 
2025 को 12:15 बजे बांद्रा टर्मिनस से 
प्रस्थान करेगी और अगले दिन 06:15 
बजे अजमेर पहुंचेगी। इसी तरह, ट्रेन 
संख्या 09064 अजमेर – बांद्रा टर्मिनस 
स्पेशल गुरुवार, 25 दिसंबर, 2025 को 
11:40 बजे अजमेर से प्रस्थान करेगी और 
अगले दिन 04:20 बजे बांद्रा टर्मिनस 

पहुंचेगी।
यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, 
वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, 
आणंद, नडियाद, साबरमती, महेसाणा, 
पालनपुर, आबू रोड, पिण्डवाड़ा, फालना, 
रानी, मारवाड़, सोजत रोड और ब्यावर 
स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में AC - 2 
टियर, AC - 3 टियर, स्लीपर क्लास और 
जनरल सेकंड क्लास कोच होंगे।
ट्रेन संख्या 09063 के लिए बुकिंग 12 
दिसंबर 2025 से सभी PRS काउंटरों 
और IRCTC वेबसाइट पर शुरू होगी। 
ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना से 
संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री 
कृपया www.enquiry.indianrail.
gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते 
हैं।

(जीएनएस)। ढाका की ठंडी शामों में 
चुनाव आयोग का एलान किसी तेज़ 
घंटी की तरह गूंज उठा। बांग्लादेश, 
जो पिछले बरसों में राजनीति, विद्रोह, 
संघर्ष और सत्ता परिवर्तन की उथल-
पुथल से गुजर चुका है, अब एक बार 
फिर लोकतंत्र की ओर लौटने की तैयारी 
कर रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के 
पद छोड़ने के बाद देश में होने वाला 
यह पहला आम चुनाव है, और शायद 
पिछले कई दशकों में सबसे अनिश्चित, 
सबसे अधिक चर्चा वाला और सबसे 
चुनौतीपूर्ण भी। 12 फरवरी 2026 
की सुबह 12.70 करोड़ मतदाता 
300 संसदीय सीटों के लिए अपने 
मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव 
आयोग की घोषणा के साथ ही ढाका 
से लेकर चिटगाँग, सिलेहट से लेकर 
खुलना तक की गलियों में चुनावी रंगत 
घुलने लगी है। वर्षों से एक ही सत्ता के 
हाथों में बंधी राजनीति अब एक नई राह 
पर है—जहां पुराने समीकरण टूट रहे हैं 
और नए चेहरें उभर रहे हैं। 2024 के 
छात्र आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा, 
भारी जनाक्रोश और लगातार दबाव 
ने अंततः शेख हसीना को पद छोड़ने 
पर मजबूर किया था। उनके पदत्याग 
के बाद अवामी लीग पर चुनाव लड़ने 
से रोक लगा दी गई। यह वही अवामी 
लीग है जो दशकों से देश की सबसे 
बड़ी और सबसे प्रभावशाली राजनीतिक 

शक्ति रही है। लेकिन इस बार मैदान में 
वह नहीं है। वह खाली जगह, जो कभी 
अप्राप्य लगती थी, अब नए दलों और 
पुराने विरोधियों के लिए बड़ी संभावनाएं 
लेकर आई है।
इस बदलते राजनीतिक समुंदर में सबसे 
मजबूत नाव बनकर उभरी है बांग्लादेश 
नेशनलिस्ट पार्टी—बीएनपी। खालिदा 
जिया की खराब तबीयत और उनके बेटे 
तारिक रहमान का लंदन में निर्वासन 
में होना पार्टी की कमजोरी लग सकता 
है, लेकिन जनभावना कुछ और ही 
दिखा रही है। अमेरिकी इंटरनेशनल 
रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट के ताज़ा सर्वे में 
अनुमान लगाया गया है कि बीएनपी 
सबसे ज्यादा सीटें जीत सकती है। 
देश का बांग्लादेशी राष्ट्रवाद, आर्थिक 
सुधारों की उम्मीदें और भ्रष्टाचार 

विरोधी वादों पर भरोसा अभी भी 
बीएनपी को एक बड़ा जनाधार देता है।
लेकिन इस चुनावी वातावरण में सिर्फ 
बीएनपी ही कहानी का मुख्य पात्र नहीं 
है। वर्षों से प्रतिबंधित और राजनीतिक 
हाशिये पर खड़ी जमात-ए-इस्लामी 
अब फिर से सक्रिय हो गई है। छात्र 
विद्रोह की आग ने कई पुरानी परतों को 
उधेड़ा, और उन्हीं में से एक परत यह 
भी थी कि जमात फिर जमीन पर लौट 
आई। शफीकुर रहमान के नेतृत्व में यह 
पार्टी इस्लामी शासन की बात तो करती 
ही है, लेकिन इस बार उसने अपने 
रूढ़िवादी वोट बैंक से बाहर निकलने 
का प्रयास शुरू किया है। माफिया-
मुक्त समाज, ईमानदार शासन और 
भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई जैसे वादों 
ने उसे नए समर्थक दिए हैं। 2001 से 

2006 तक बीएनपी के साथ सत्ता में 
रह चुकी यह पार्टी अब दोबारा अपनी 
राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की 
कोशिश में है।
इस चुनाव की विशेषता यह भी है कि 
पहली बार देश का राजनीतिक परिदृश्य 
बिना अवामी लीग की छाया के बन रहा 
है। गांवों के चौक–चौराहों, कपड़ों की 
दुकानों, चाय के ढाबों और मस्जिदों 
के बाहर खड़े लोगों की चर्चाओं में भी 
यही सवाल गूंज रहा है—यह चुनाव 
बांग्लादेश को किस दिशा में ले जाएगा? 
यह नया नेतृत्व देश के लोकतंत्र और 
अर्थव्यवस्था को स्थिर कर पाएगा या 
नहीं? 17.3 करोड़ की आबादी वाले 
इस राष्ट्र की उम्मीदें कई बार टूट चुकी 
हैं, लेकिन हर चुनाव के साथ एक नए 
सवेरा की चाह फिर जागती है।
12 फरवरी को लोग सिर्फ वोट नहीं 
डालेंगे—वे उस देश का भविष्य चुनेंगे 
जो विद्रोह की आग से निकलकर, 
अस्थिरता की धुंध को पार कर, एक नई 
राजनीतिक सुबह की तलाश में खड़ा 
है। यह चुनाव सत्ता का संघर्ष भर नहीं, 
बल्कि बांग्लादेश की नई पहचान गढ़ने 
की कोशिश है। यह कोशिश कितनी 
सफल होगी, यह समय ही बताएगा—
पर इतना तय है कि इस चुनाव की गूंज 
सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेगी, 
बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति 
में लंबे समय तक सुनाई देगी।

(जीएनएस)। पश्चिम रलेव ेके महाप्रबधंक 
श्री विवेक कुमार गपु्ता द्वारा महालक्ष्मी, 
मंुबई में आयोजित वार्षिक दिवस कार्यक्रम 
के दौरान रले अधिकारियों, सिविल डिफेन्स 
स्वयसेंवकों, कर्मचारियों एव ंउनके परिजनों 
को सबंोधित करत ेहएु तथा औपचारिक परडे 
का निरीक्षण करत ेहएु; सिविल डिफेन्स के 
उपकरणों और साधनों की प्रदर्शनी।
पश्चिम रलेव े सिविल डिफेन्स सगंठन 
द्वारा सिविल डिफेन्स वार्षिक दिवस का 
आयोजन गरुुवार, 11 दिसम्बर, 2025 को 
पश्चिम रलेव े स्पोर्ट्स ग्राउंड, महालक्ष्मी में 
किया गया। इस अवसर पर पश्चिम रलेवे 
के महाप्रबधंक श्री विवके कुमार गपु्ता ने 
कार्यक्रम की अध्यक्षता की तथा सिविल 
डिफेन्स ध्वज फहराया। उन्होंने उपस्थित रले 
अधिकारियों, सिविल डिफेन्स स्वयंसवेकों, 
कर्मचारियों और उनके परिजनों को सबंोधित 
किया तथा स्वयंसवेकों को सामदुायिक 
क्षमता–निर्माण एव ं सकंट की स्थिति में 

लोगों की सहायता हते ु निरतंर योगदान दनेे 
का आवाहन किया।
मखु्य जनसपंर्क अधिकारी, पश्चिम रलेव,े 
श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति 
के अनसुार, कार्यक्रम की शरुुआत नौ 
टुकड़ियों की एक औपचारिक परडे स ेहईु, 
जिसमें एक सर्व–महिला टुकड़ी भी शामिल 
थी। इसके बाद सिविल डिफेन्स स्वयंसवेकों 
द्वारा विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों—
जसै े हवाई हमले एव ं बम विस्फोट—के 
दौरान अपनाई जान ेवाली बचाव एवं राहत 
तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। कोच 
के अंदर लगी आग को बझुान ेकी प्रक्रिया 
प्रदर्शित करने हेत ुफायर–बॉल का उपयोग 
करत ेहएु एक विशषे अग्निशमन ड्रिल भी 
आयोजित की गई। रलेव ेपरिसरों में स्वच्छता 
बनाए रखन ेऔर ट्रेसपासिगं की रोकथाम के 
महत्व का सदंशे दने ेके लिए एक नुक्कड़ 
नाटक भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम स्थल 
पर सिविल डिफेन्स उपकरणों, साधनों एवं 

तैयारियों को दर्शाती एक प्रदर्शनी भी लगाई 
गई, जो पश्चिम रलेवे की मजबूत सिविल 
डिफेन्स क्षमताओं को प्रतिबिबंित करती ह।ै
अपने संबोधन में पश्चिम रलेवे के 
महाप्रबधंक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने 
सिविल डिफेन्स स्वयसेंवकों की निष्ठा, 
समर्पण एवं सवेाभाव की सराहना की तथा 
उन्हें सामदुायिक क्षमता–निर्माण और 
आपातकालीन सहायता में निरतंर योगदान 
दने े के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर 
पर भारत के माननीय राष्ट्रपति का सदंशे 
भी पढ़ा गया। कार्यक्रम का आयोजन 
पश्चिम रलेवे के उप महाप्रबधंक (जी) एवं 
नियंत्रक, सिविल डिफेन्स, श्री उज्ज्वल दवे 
के मार्गदर्शन में किया गया।
पश्चिम रलेवे सिविल डिफेन्स की तैयारियों 
को और अधिक सुदृढ़ करन े तथा रलेवे 
नटेवर्क में सरुक्षा, लचीलापन एवं सामदुायिक 
सहयोग की ससं्कृति को बढ़ावा दने ेके अपने 
सकंल्प की पनुः पषु्टि करता है।

(जीएनएस)। दिल्ली की सर्द हवा में 
अदालत के एक फैसले ने अचानक गर्माहट 
पैदा कर दी। 2020 के दिल्ली दंगों के 
आरोपी और लंबे समय से जेल में बंद छात्र 
नेता उमर खालिद को आखिरकार दो सप्ताह 
की अंतरिम जमानत मिल गई है। पांच साल 
से अधिक समय तक बंद दरवाज़ों और 
अदालतों के बीच झूलती उनकी जिंदगी को 
पहली बार ऐसा मौका मिला है जब वह जेल 
की सलाखों के बाहर खुली हवा में अपने 
परिवार के बीच खड़े होंगे—वह भी अपनी 
सगी बहन की शादी के पावन अवसर पर।
दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने कहा कि खालिद 
16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जमानत पर 

रह सकेंगे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर 
बाजपेयी ने अपने आदेश में साफ लिखा कि 
चूंकि यह शादी उनकी वास्तविक बहन की 
है और परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 
अवसर है, इसलिए अदालत मानवीय आधार 
पर जमानत आवेदन स्वीकार करती है। 
अदालत ने यह राहत 20 हजार रुपये के 
निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो 
जमानतियों के आधार पर दी है।
लेकिन यह आज़ादी बिना शर्त नहीं है। 
जमानत की अवधि के दौरान खालिद किसी 
भी तरह का सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं 
कर सकेंगे। वह केवल अपने परिवार, 
रिश्तेदारों और नज़दीकी दोस्तों से मिल 

सकेंगे—वही लोग जो वर्षों से उनके लौटने 
का इंतज़ार कर रहे थे। खालिद को यह भी 
सुनिश्चित करना होगा कि वह केवल अपने 
घर पर रहें या उन्हीं स्थानों पर जाएं, जिन्हें 
उन्होंने शादी से जुड़े कार्यक्रमों के लिए 
अदालत को बताया है।
यह भी गौर करने योग्य है कि खालिद ने 
पहले 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक की 
जमानत मांगी थी, क्योंकि 27 दिसंबर को 
उनकी बहन की शादी तय है। अदालत ने 
दो दिन के अंतर को छोड़कर उनका अनुरोध 
मान लिया।
सितंबर 2020 में गिरफ्तारी के बाद से 
खालिद अपने ऊपर लगे गंभीर आरोपों—

आपराधिक साज़िश, दंगा, गैरकानूनी सभा 
और यूएपीए जैसी कठोर धाराओं के तहत 
मामले—का सामना कर रहे हैं। इन आरोपों 
ने उनकी जमानत की राह को हमेशा बेहद 
मुश्किल बनाए रखा। कई बार याचिकाएँ 
वापस ली गईं, कई बार अदालतों ने लंबी 
सुनवाई की, लेकिन इस बीच उनका परिवार 
सिर्फ उम्मीदों के सहारे ही जीता रहा।
अब, इतने वर्षों बाद उन्हें मिली यह छोटी-सी 
राहत एक परिवार के लिए बहुत बड़ी बात 
है। माँ–बाप की वह आँखें, जो हर अदालत 
की तारीख पर उम्मीद और थकावट के बीच 
टिमटिमाती रहती थीं, अब कुछ दिनों के लिए 
ही सही, लेकिन चमक उठेंगी। 
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मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने महात्मा मंदिर में रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रें स का प्रारंभ कराया

पश्चिम रेलवे ने मनाया सिविल डिफेन्स वार्षिक दिवस – 2025 पश्चिम रेलवे चलाएगी उर्स उत्सव 
के दौरान बांद्रा टर्मिनस और अजमेर 

के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

बांग्लादेश चुनाव की दस्तक: विद्रोह के बाद 
बदलते राजनीतिक मौसम में पहली बड़ी परीक्षा

बहन की शादी में शामिल होने के लिए दो 
हफ्ते बाद जेल से बाहर आएंगे उमर खालिद

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-
•8गुजरात ने टेक्नोलॉजी प्रेरित विकास में सदैव अग्रसरता बनाए रखी है
•8एग्रीकल्चर, हेल्थ, गवर्नेंस, अर्बन-रूरल ट्रांसफॉर्मेशन पर चिंतन-मंथन विकसित 
गुजरात@2047 के विजन में नया बल देगा

-: उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी :-
•8एआई केवल एक क्षेत्र नहीं; बल्कि नई ऊर्जा है, जो प्रत्येक क्षेत्र को गति के साथ 
शक्ति दे रही है, गुजरात एआई क्रांति का केन्द्र बनेगा
•8निवेशकों तथा एआई स्टार्टअप्स के लिए गुजरात प्लेटफॉर्म बनेगा, उज्ज्वल भविष्य 
के लिए लॉन्च पैड बनेगा

8उप मुख्यमंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री की उपस्थिति
8प्रधानमंत्री की विजनरी लीडरशिप में एआई राष्ट्रीय प्रगति का मिशन 
बना है : मुख्यमंत्री
8जन सुख-समृद्धि में वृद्धि, पारदर्शिता तथा फ्यूचर रेडी गुजरात के 
लिए एआई सक्षम संसाधन है : मुख्यमंत्री
8मुख्यमंत्री ने गुजरात यूनिफाइड डिजिटल स्टैक को ऑपरेशनलाइज्ड 
कर डिजिटल गवर्नेंस को अधिक स्मार्ट, तेज तथा सिटीजन सेंट्रिक 
बनाने की मंशा व्यक्त की
8‘सुशासन’ के लिए वर्तमान समय में एआई सबसे शक्तिशाली टूल्स 
के रूप में स्थापित : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया
8मुख्यमंत्री के करकमलों से ‘गुजरात एआई स्टैक’ की लॉन्चिंग तथा 
‘गुजरात क्लाउड एडॉप्शन गाइडलाइन्स 2025’ का अनावरण किया गया
8गुजरात सरकार ने गूगल, भाषिणी, गिफ्ट सिटी तथा हेनोक्स के साथ 
एमओयू पर हस्ताक्षर किए
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